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22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय: 
मृदा की उर्वरता
811.
 श्रीमती झरना दास बैद्यः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने पूरे देश में मृदा की उर्वरता/कृषि योग्य भूमि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए क्या मानक अपनाए गये तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूक्ष्म तत्वों की कितनी-कितनी कमी पाई गई;

(ग) कृषिगत भूमि की घटती उर्वरता को रोकने तथा देश में कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा की उर्वरता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त के अंतर्गत क्या-क्या सफलता प्राप्त की गई है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ‘मृदा एवं पौधों में सूक्ष्‍म तथा गौण पोषक तत्‍वों एवं दूषित तत्‍वों’ पर अखिल भारत समन्‍वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत सभी राज्‍यों में मृदा में सूक्ष्‍म पोषक तत्‍व की कमी की मात्रा का आकलन किया है। राज्‍य-वार ब्‍यौरे अनुबंध पर है। 
(ग) मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड स्‍कीम को पूरे देश में सभी भू-जोतों में उर्वरता का आकलन करने में सभी राज्‍य सरकारों की सहायता करने तथा प्रत्‍येक 2 वर्ष में नियमित रूप से मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्डों को जारी करने के लिए कार्यान्‍वित किया जा रहा है। मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड किसानों को उनके मृदा में पोषक तत्‍व की स्‍थिति की सूचना के साथ-साथ मृदा स्‍वास्‍थ्‍य तथा इसकी उर्वरता में सुधार करने के लिए उपयोग की जाने वाली पोषक तत्‍वों की उपयुक्‍त मात्रा की सिफारिश करता है। 
(घ) प्रथम दो वर्षीय चक्र (2015-17) में 12 करोड़ मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड के लक्ष्‍य की तुलना में 10 करोड़ मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड मुद्रित किए जा चुके हैं तथा किसानों को वितरित कर दिए गए हैं। द्वितीय चक्र (2017-19) की शुरूआत 1 मई, 2017 से हुई है।  
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अनुबंध 
भारत के विभिन्‍न राज्‍यों में पोषक तत्‍वों की कमी
	राज्य
	क्षेत्र में कमी का प्रतिशत
	नमूनों में कमी का प्रतिशत

	
	एन
	पी
	के
	जेडएन
	एफई
	सीयू
	एमएन
	बी
	एस

	आंध्र प्रदेश
	100
	100
	61
	23.5
	17.9
	1.4
	1.7
	4.3
	35.5

	असम
	100
	100
	82
	28.1
	0.0
	2.8
	0.1
	10.5
	18.4

	बिहार
	94
	97
	96
	45.4
	12.4
	3.2
	9.1
	38.9
	37.7

	छत्तीसगढ़
	100
	100
	59
	20.2
	6.8
	3.2
	14.1
	- 
	30.5

	गुजरात
	89
	100
	37
	36.6
	25.9
	0.4
	0.5
	18.7
	42.1

	हरियाणा
	100
	100
	39
	15.4
	21.7
	5.2
	6.2
	3.2
	35.8

	हिमाचल प्रदेश
	24
	88
	100
	8.0
	0.5
	1.2
	7.3
	- 
	24.2

	झारखंड
	100
	98
	79
	11.3
	0.0
	0.2
	0.3
	61.4
	49.3

	कर्नाटक
	81
	96
	22
	43.1
	10.9
	3.6
	0.2
	28.5
	36.5

	केरल
	94
	76
	82
	18.3
	1.2
	0.4
	3.6
	31.2
	31.8

	मध्य प्रदेश
	90
	87
	46
	65.9
	8.8
	0.5
	2.4
	1.8
	36.7

	महाराष्ट्र
	100
	100
	21
	39.3
	23.7
	0.1
	3.1
	44.6
	36.0

	ओडिशा
	100
	100
	69
	29.2
	8.0
	8.3
	2.6
	45.7
	39.5

	पंजाब
	100
	47
	11
	21.2
	11.1
	4.8
	25.2
	20.1
	38.0

	राजस्थान
	100
	100
	24
	56.5
	34.4
	9.2
	28.3
	22.0
	54.0

	तमिलनाडु
	98
	62
	
	63.2
	12.6
	12.1
	7.5
	20.61
	15.3

	उत्तर प्रदेश
	100
	100
	61
	32.4
	10.2
	5.0
	8.7
	21.73
	37.0

	उत्तराखंड
	80
	100
	67
	9.6
	1.4
	1.5
	4.8
	7.5
	12.7

	पश्चिम बंगाल
	100
	90
	19
	13.8
	0.1
	1.76
	1.0
	40.2
	53.0
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